रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 823 ] 
No. 823 ] 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी. डी . एल . अ . - 23022023-243825 


CG - DL - E - 23022023-243825 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


1187 GI / 2023 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 23 , 2023 / फाल्गुन 4 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 23 , 2023 / PHALGUNA 4 , 1944 


विदेश मंत्रालय 
आदेश 

नई दिल्ली , 23 फ़रवरी , 2023 

का . आ . 857 ( अ ) . – केंद्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र ( सुरक्षा परिषद ) अधिनियम , 1947 ( 1947 का 43 ) की धारा 2 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 
संकल्प 2347 ( 2017 ) और 2649 ( 2022 ) के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित आदेश देती है , अर्थात् : 

- 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम माली आदेश , 2022 पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का 
कार्यान्वयन हैं । 


( 2 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । 

2. परिभाषाएँ - ( 1 ) इस आदेश में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

( क ) " आस्ति अवरोधन " से उक्त संकल्प 2374 ( 2017 ) के 4 , 5 , 6 और 7 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा 
निधियों , अन्य वित्तीय संसाधनों और आर्थिक संसाधनों को रोकना या प्रतिबंधित करना या विनियमित करना 
अभिप्रेत है ; 


( ख ) " समिति " से संकल्प 2374 ( 2017 ) के पैरा 9 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित प्रतिबंध 
समिति अभिप्रेत है ; 


( ग ) " संकल्प " से 5 सितंबर , 2017 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2374 ( 2017 ) अनिप्रेत है और 
जिसमे माली पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत संकल्प 2432 ( 2018 ) , 
2484 ( 2019 ) , 2541 ( 2020 ) , 2590 ( 2021 ) और 2649 ( 2022 ) शामिल हैं ; 

( 1 ) 
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( ii ) संकल्प 2374 ( 2017 ) और 2649 ( 2022 ) , जो क्रमशः अनुबंध 1 और अनुबंध 2 में दिए गए हैं , पर इस आदेश 
के भाग रूप में विचार किया जाएगा । 
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( घ ) " यात्रा प्रतिबंध " से संकल्प 2374 ( 2017 ) के पैरा 1 , 2 और 3 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा यथाः 
अधिरोपित यात्रा प्रतिबंध या निर्बंधनं अभिप्रेत है । 


( 2 ) उन शब्दों और पदों के , जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है , और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में 
परिभाषित हैं के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो ऐसी विधियों में उनके लिए दिए गये हैं । 


3. व्यक्तियों और अस्तित्वों पर आदेश का लागू होना- समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्ति या संस्थाएं 31 अगस्त , 
2023 तक , संकल्प 2649 ( 2022 ) द्वारा विस्तारित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा यथाविस्तारित ऐसे 
ही अन्य समय तक यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज के अध्यधीन हैं । 

क . व्यक्ति 


एमएलआई . 001 नाम : 1 : अहमदौ 2 : एजी 3 : असरीव 4 : उपलब्ध नहीं पदवी : उपलब्ध नहीं नामजद : उपलब्ध नहीं 
जन्मतिथिः 1 जनवरी 1982 जन्मस्थान : उपलब्ध नहीं सुज्ञात उर्फ : अमदौ एजी इसरीव अल्पज्ञात 


उर्फ : क ) अहमेदौ ख ) अहमदौ ग ) इसरेव घ ) इसेरौ ङ ) इसरिओ राष्ट्रीयता : माली पासपोर्ट सं . : उबलब्ध नहीं राष्ट्रीय 
पहचान सं .: उपलब्ध नहीं पता : क ) माली ख ) अमासिन , माली ( पूर्व स्थान ) सूचीबद्ध : 20 दिसंबर 2018 ( 14 जनवरी 
2020 को संशोधित ) अन्य जानकारी : लिंग : पुरुष । संभवतः अक्टूबर 2016 में नाइजर में गिरफ्तार किया गया । सुरक्षा 
परिषद संकल्प 2374 ( 2017 ) ( यात्रा प्रतिबंध ) के पैरा 1 
( यात्रा प्रतिबंध ) के पैरा 1 से 3 के अनुसार सूचीबद्ध | वेबपेज : 
https://www.youtube.com/channel/UCu2efalUosqEu1HEBs2zJIw इंटरपोल- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 
विशेष नोटिस में शामिल किए जाने के लिए फोटो उपलब्ध है । 


एमएलआई .002 नाम : 1 : महमदौ 2 : एजी 3 : रिसा 4 : उपलब्ध नहीं पदवी : उपलब्ध नहीं नामजद : उपलब्ध नहीं 
जन्मतिथि : 1 जनवरी 1983 जन्मस्थान : उपलब्ध नहीं सुज्ञात उर्फ : मोहम्मद तलहंदक अल्पज्ञात उर्फ : उपलब्ध नहीं 
राष्ट्रीयता : माली पासपोर्ट सं .: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं .: उपलब्ध नहीं पता : किदल , माली सूचीबद्ध : 20 दिसंबर 
2018 अन्य जानकारी : लिंग : पुरुष । 1 अक्टूबर 2017 को फ्रांसीसी सेना ने एजी रिसा के घर पर छापा मारा तथा उसे और 
उसके परिवार के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया । सुरक्षा परिषद संकल्प 2374 ( 2017 ) ( यात्रा प्रतिबंध ) के पैरा 1 से 3 के 
अनुसार सूचीबद्ध । 


एमएलआई .003 

नाम : 

1 : मोहम्मद 2 : ओस्मान 3 : एजी 4 : मोहम्मदौन 
पदवी . शेख नामजदः उपलब्ध नहीं जन्मतिथि : 16 अप्रैल 1972 जन्मस्थान : माली सुज्ञात उर्फ : क ) उस्मान महामदौ ख ) 
मोहम्मद उस्मान अल्पज्ञात उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : माली पासपोर्ट सं .: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं .: उपलब्ध 
नहीं पता : माली सूचीबद्ध : 20 दिसंबर 2018 ( 14 जनवरी 2020 को संशोधित ) अन्य जानकारी : लिंग : पुरुष । वास्तविक 
विवरण : आंखों का रंग : भूरा ; बालों का रंग : काला । दूरभाष सं . : +2236036 0101। बोली जाने वाली भाषाएँ : अरबी 
और फ्रेंच विशिष्ट चिह्न : चश्मा । सुरक्षा परिषद संकल्प 2374 ( 2017 ) ( यात्रा प्रतिबंध ) के पैरा 1 से 3 के अनुसार 
सूचीबद्ध । इंटरपोल - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष नोटिस में शामिल किए जाने के लिए फोटो उपलब्ध है । 


एमएलआई .004 नाम : 1 : अहमद 2 : एजी अलबकर 3 : उपलब्ध नहीं 4 : उपलब्ध नहीं 
पदवी : उपलब्ध नहीं नामजद : ब्यूरो क्षेत्रीय घ ' प्रशासन इती गेस्टियन डी किडल के मानवीय आयोग के अध्यक्ष जन्म तिथि : 
31 दिसंबर 1963 जन्मस्थान : टिन - एसाको , किडल क्षेत्र , माली सुज्ञात उर्फ : इंतअहमदौ एजी अलबकर अल्पज्ञात 


उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : माली पासपोर्ट सं .: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान सं . : माली राष्ट्रीय पहचान सं .: 163084 
01 001 005 ई पता : क्वार्टियर अलीउ , किडल , माली सूचीबद्ध : 10 जुलाई 2019 ( 19 दिसंबर 2019 , 14 जनवरी 2020 
को संशोधित ) अन्य जानकारी : अहमद एजी अलबकर एक प्रमुख व्यवसायी हैं और 2018 की शुरुआत से किडल क्षेत्र के 
गवर्नर के विशेष सलाहकार हैं । इफोगस तुआरेग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हौट कॉन्सिल पोर ल'यूनिटी डी ल'अजावाद 
( एचसीयूए ) के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में , अहमद एजी अलबकर कोऑर्डिनेशन डेस मूवमेंट्स डी ल'अजावाद 
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( सीएमए ) और अंसार डाइन ( क्यूडीई . 135 ) के बीच संबंधों की मध्यस्थता करते हैं । सुरक्षा परिषद संकल्प 2374 ( 2017 ) 
( यात्रा प्रतिबंध , आस्ति अवरोधन ) के पैरा 1 से 3 के अनुसार सूचीबद्ध । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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एमएलआई .005 नाम : 1 : हाउका 2 : हाउका 3 : एजी अलहुस्सैनी 4 : उपलब्ध नहीं 
पदवी : कादी नामजदः उपलब्ध नहीं जन्म तिथि : क ) 1 जनवरी 1962 ख ) 1 जनवरी 1963 ग ) 1 जनवरी 1964 जन्म 
स्थान : एरियोव , टॉमबौक्टौ क्षेत्र , माली सुज्ञात उर्फ : क ) मोहम्मद इब्न अल - हुसैनी ख ) मुहम्मद इब्न अल - हुसैन अल्प ज्ञात 
उर्फ : हौकाहोउका राष्ट्रीयता : माली पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं पता : उपलब्ध नहीं 
सूचीबद्ध : 10 जुलाई 2019 ( 19 दिसंबर 2019 , 14 जनवरी 2020 को संशोधित ) अन्य जानकारी : उत्तरी माली में 
जिहादी खलीफत की स्थापना के बाद अप्रैल 2012 में इयाद अग घाली ( क्यूडीआई . 316 ) द्वारा हौकाहोउका अग अलहुसैनी 
को टिम्बकटू का कादी नियुक्त किया गया था । हौकाहोउका सितंबर 2016 से हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 
डिटेंशन सेंटर में बंद अहमद अल फ़क़ी अल महदी की अगुवाई वाली हेस्बाह , इस्लामी पुलिस के साथ मिलकर काम करता 
था । सुरक्षा परिषद के संकल्प 2374 ( 2017 ) ( यात्रा प्रतिबंध , आस्ति अवरोधन ) के पैरा 1 से 3 के अनुसरण में सूचीबद्ध 
किया गया । इंटरपोल - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है । 


आमर 


नाम : 

1 : मैहरी 2 : सिदी 3 : 

4 : 

बेन 

दाहा 

एमएलआई .006 
पदवी . उपलब्ध नहीं नामजद : गाओ में Mécanismeopérationnel de Coordination ( MOC ) के क्षेत्रीय समन्वय का 
उप स्टाफ प्रमुख जन्म तिथि : 1 जनवरी 1978 जन्म स्थान : जेबाक , माली सुज्ञात उर्फ : क ) योरो औल्ड दाहा ख ) योरो 
औल्ड दया ग ) सिदी आमर औल्ड दाहा अल्प ज्ञात उर्फ : योरो राष्ट्रीयता : माली पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय 
पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं पता : गोल्फ रुए 708 डोर 345 , गाओ , माली सूचीबद्ध : 10 जुलाई 2019 ( 19 दिसंबर 
2019 , 14 जनवरी 2020 , 5 अक्टूबर 2022 को संशोधित ) अन्य जानकारी : मैहरी सिदी आमर बेन दाहा गाओ के लेहमार 
अरब समुदाय का नेता और मौबेमेंट अरेबे डे ल आज़ाबाद ( एमएए ) की सरकार समर्थक शाखा का सेना प्रमुख है , प्लेटफ़ॉर्म 
डेस मूवमेंट्स डु 14 जून 2014 डी ' एल्गर ( प्लेटफ़ॉर्म ) गठजोड़ से जुड़ा है । सुरक्षा परिषद के संकल्प 2374 ( 2017 ) ( यात्रा 
प्रतिबंध , आस्ति अवरोधन ) के पैरा 1 से 3 के अनुसरण में सूचीबद्ध किया गया । कथित तौर पर फरवरी 2020 में 
गई है । इंटरपोल - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है । 

मृत्यु हो 


1 : 

नाम : 

मोहम्मद 

2 : 

बेन 

3 : 

अहमद 

4 : 

मैहरी 

एमएलआई .007 
पदवी : उपलब्ध नहीं नामजद : उपलब्ध नहीं जन्म तिथि : 1 जनवरी 1979 जन्म स्थान : टैबनकोर्ट , माली सुज्ञात उर्फ : 
क ) मोहम्मद रौगी ख ) मोहम्मद औलद अहमद देया ग ) मोहम्मद औलद मैहरी अहमद दाया अल्प ज्ञात उर्फ : क ) मोहम्मद 
रूगी ख ) मोहम्मद रौउगी ग ) मोहम्मद रौजी राष्ट्रीयता : माली पासपोर्ट संख्या : क ) एए 00272627 ख ) 
एए 0263957 ग ) एए 0344148 , 21 मार्च 2019 को जारी किया गया ( वैधता समाप्त : 20 मार्च 2024 ) राष्ट्रीय पहचान 
संख्याः उपलब्ध नहीं पता : बमाको , माली सूचीबद्ध : 10 जुलाई 2019 ( 19 दिसंबर 2019 , 14 जनवरी 2020 , 5 अक्टूबर 
2022 को संशोधित ) अन्य जानकारी : मोहम्मद बेन अहमद मैहरी गाओ क्षेत्र में अरब लेहमार समुदाय का एक व्यापारी है , 
जिसने इससे पहले मूवमेंट पोर ल'यूनिफिकेशन एट ले जिहाद एन अफ्रिक डे ल'ओएस्ट ( एमयूजेएओ ) ( क्यूडीई .134 ) के साथ 
गठजोड़ किया था । सुरक्षा परिषद के संकल्प 2374 ( 2017 ) ( यात्रा प्रतिबंध , आस्ति अवरोधन ) के पैरा 1 से 3 के अनुसरण 
में सूचीबद्ध किया गया । इंटरपोल - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है । 


एमएलआई .008 
नाम : 1 : मोहम्मद 2 : औलद 3 : माताली 4 : उपलब्ध नहीं 
पदवी : उपलब्ध नहीं नामजद : संसद सदस्य जन्म तिथि : 1958 जन्म स्थान : उपलब्ध नहीं सुज्ञात उर्फ : उपलब्ध नहीं 
अल्प ज्ञात उर्फ : उपलब्ध नहीं राष्ट्रीयता : माली पासपोर्ट संख्या : क ) डी 9011156 ख ) एए 0260156 , 3 अगस्त 2018 को 
जारी किया गया ( वैधता समाप्त : 2 अगस्त 2023 ) राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं पता : क ) गोल्फ रुए 708 डोर 
345 , गाओ , माली ख ) अलमौस्तरात , गाओ , माली सूचीबद्ध : 10 जुलाई , 2019 ( 19 दिसंबर 2019 , 14 जनवरी 2020 , 5 
अक्टूबर 2022 को संशोधित ) अन्य जानकारी : मोहम्मद औलदमाताली बोरेम का पूर्व मेयर और बोरेम निर्वाचन क्षेत्र के 
लिए वर्तमान संसद सदस्य है , वह रस्सम्बलमेंट पोर ले माली ( आरपीएम , राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता की राजनीतिक 
पार्टी ) से जुड़ा है । वह लेहमार अरब समुदाय से हैं और मौवेमेंट अरेबे डी ल'आज़ाद ( MAA ) के सरकार समर्थक विंग का एक 
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प्रभावशाली सदस्य हैं , जो प्लेटफ़ॉर्म डेस मूवमेंट्स डु 14 जून 2014 डी ' एल्गर ( प्लेटफ़ॉर्म ) गठजोड़ से जुड़ा है । सुरक्षा 
परिषद के संकल्प 2374 ( 2017 ) ( यात्रा प्रतिबंध , आस्ति अवरोधन ) के पैरा 1 से 3 के अनुसरण में सूचीबद्ध किया गया । 
इंटरपोल - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष नोटिस में शामिल करने के लिए फोटो उपलब्ध है । 

ख . संगठन एवं अन्य समूह 
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उपाबंध | 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प एस / आरईएस / 2374 ( 2017 ) 

5 सितंबर 2017 को सुरक्षा परिषद की 8040 वीं बैठक में अंगीकार किया गया 


सुरक्षा परिषद , 

माली की स्थिति से संबंधित अपने पिछले संकल्पों , विशेष रूप से संकल्प 2364 ( 2017 ) और 2359 ( 2017 ) को 
स्मरण करते हुए , 


माली की संप्रभुता , एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए , इस बात पर 
जोर देते हुए कि संपूर्ण माली क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के प्रावधान के लिए माली के प्राधिकारियों की प्राथमिक 
जिम्मेदारी है , और शांति और सुरक्षा संबंधी पहलों के राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के महत्व को रेखांकित करते 
हुए , 


स्थायी शांति और विकास प्राप्त करने की सभी माली नागरिकों की वैध आकांक्षा को स्वीकार करते हुए , 

यह स्वीकार करते हुए कि 2015 में माली सरकार द्वारा हस्ताक्षरित माली में शांति एवं सुलह संबंधी करार 
( “ करार ” ) , सशस्त्र समूहों के प्लेटफॉर्मे गठजोड़ , और सशस्त्र समूहों के समन्वय डेस मूवमेंट्स डी ल'आजवाड गठजोड़ और 
इसका निरंतर कार्यान्वयन माली में स्थायी शांति प्राप्त करने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता 


किदाल और मेनका क्षेत्रों में प्लेटफार्मे और समन्वय सशस्त्र समूहों द्वारा युद्धविराम व्यवस्था के बार - बार उल्लंघन 
की निंदा करते हुए , उनसे शत्रुता को रोकने , युद्धविराम व्यवस्था का सख्ती से पालन करने और समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन 
के लिए बिना किसी देरी के रचनात्मक बातचीत को फिर से शुरू करने का आग्रह करते हुए , और इस सीमा तक बमाको में 
23 अगस्त 2017 को एक युद्धविराम करार पर हाल ही में हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत करते हुए , 


उत्तरी क्षेत्र में समस्त अंतरिम प्रशासन व्यवस्था की स्थापना सहित करार के कार्यान्वयन में आई हालिया प्रगति को 
स्वीकारते हुए , जबकि इसके संपन्न होने के दो वर्ष बाद इसके पूर्ण कार्यान्वयन में हुई निरंतर देरी पर अपनी गहरी चिंता 
व्यक्त करते हुए , और करार के प्रभाव को बनाए रखने के लिए उत्तरी क्षेत्र और माली के अन्य हिस्सों में जनता को मूर्त और 
स्पष्ट शांति व्यवस्था का लाभांश प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए , 


इस करार के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने , समर्थन करने और गहनता से पालन करने के अपने इरादे की 
पुष्टि करते हुए , अल्जीरिया और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता टीम के अन्य सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करते 
हुए इस करार को लागू करने के लिए माली पक्षकारों की सहायता करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता टीम के सदस्यों के 
प्रगाढ़ संबंधो की आवश्यकता पर बल दिया और माली के महासचिव के विशेष प्रतिनिधि की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हुए 
इस इस करार के कार्यान्वयन का समर्थन करने और इसकी देखरेख करने पर जोर देते हुए , 


खेद व्यक्त करते हुए कि इस करार के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति , विशेष रूप से इसके रक्षा और सुरक्षा प्रावधानों 
के साथ - साथ सुरक्षा क्षेत्र के विलंबित पुनर्गठन ने मालियन राष्ट्र की सुरक्षा और अधिकार को बहाल करने और माली के 
उत्तर में बुनियादी सामाजिक सेवा प्रदान करने के प्रयासों को बाधित किया है और माली सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी 
पर जोर देते हुए और समूचे माली में सुरक्षा की स्थिति में सुधार के लिए और इस करार के कार्यान्वयन को पटरी से उतारने 
के आतंकवादी समूहों के प्रयासों को रोकने के लिए इस करार के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सशस्त्र समूहों का समन्वय 
करने पर ज़ोर देते हुए , 


अस्थिर सुरक्षा स्थिति , विशेष रूप से मध्य और दक्षिणी माली में आतंकवादी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के 
विस्तार के साथ - साथ माली में मादक पदार्थों की तस्करी और व्यक्तियों की तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों की 
तीव्रता के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए , 


यह जोर देते हुए कि माली में सुरक्षा और स्थिरता सहेल और पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रों के साथ - साथ लीबिया और 
उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की स्थिति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है , 
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साहेल में शांति और सुरक्षा के साथ - साथ व्यापक पश्चिम अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में माली की स्थिति के 
प्रभाव को स्वीकार करते हुए , 
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साहेल क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों पर अपनी निरंतर चिंता व्यक्त की और 
साथ ही साहेल क्षेत्र में हथियारों , नशीली दवाओं और सांस्कृतिक संपत्ति की तस्करी , प्रवासियों की तस्करी , व्यक्तियों की 
तस्करी सहित इसके बढ़ते संपर्क , कुछ मामलों में , आतंकवाद इन खतरों और चुनौतियों से निपटने में क्षेत्र के देशों की 
जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुये , 


यह देखते हुए कि उन्मुक्ति भ्रष्टाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित कर सकती है जिसमें तस्करी और अन्य आपराधिक 
हित फल - फूल सकते हैं , और इससे आगे अस्थिरता और असुरक्षा बढ़ सकते हैं और माली सरकार से इस संबंध में उचित 
कानून प्रवर्तन संसाधनों को समर्पित करने और अंतर्राष्ट्रीय , क्षेत्रीय और उप - क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का आह्वान 
कर सकते हैं । और इस प्रयास में मालियान सरकार का सहयोग करने पर ज़ोर देते हुए 


माली और साहेल क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुये , जिसमें मौवेमेंट पोर 
ल'यूनिसिटे एट ले जिहाद एन अफ्रीक डे ल ' ओएस्ट ( एमयूजेएओ ) , अल - कायदा इन द इस्लामिक मगरेब ( एक्यूआईएम ) , 
अल- मौराबिटौं शामिल हैं । अंसार इडडिने , और संबद्ध व्यक्ति और जमात जैसे समूह नुसरत अल - इस्लाम वाल- मुस्लिमिन 
( इस्लाम और मुसलमानों के समर्थन वाले समूह ) , इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा और अंसारौल इस्लाम , जो माली में 
कार्यरत हैं और इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं तथा साथ ही साथ नागरिकों , विशेष रूप से 
महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकारों का हनन और हिंसा करते हैं और आतंकवादी समूह माली तथा इस क्षेत्र में हिंसक 
कार्य को अंजाम देते हैं 


संकल्प 1267 ( 1999 ) , 1989 ( 2011 ) और 2253 ( 2015 ) के अनुसरण में इस्लामिक मघरीब अंसार एडडिनी में 
अल - कायदा के संगठन मुजाओ और इसके नेता इयाद अग घाली और आईएसआईएल ( दा'एश ) पर अल मौराबितून की 
प्रतिबंध सूची को स्मरण करते हुए और उपर्युक्त शासन के तहत अन्य ऐसे व्यक्तियों , समूहों , उपक्रमों और संस्थाओं पर 
स्थापित लिस्टिंग मानदंड के अनुसार प्रतिबंध लगाने की अपनी तत्परता को दोहराते हुए , जो आईएसआईएल ( दाएश ) , 
अल - कायदा और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं या व्यक्तियों से जुड़े हैं , जिनमें एक्यूआईएम , अल मौराबिटून और अंसार एडडिनी 
शामिल हैं । 


नागरिकों , माली रक्षा और सुरक्षा बलों , माली में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन 
( एमआईएनयूएसएमए ) और फ्रांसीसी बलों के विरुद्ध आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए और अपराधियों , 
आयोजकों , फाइनेंसरों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुये , आतंकवाद के 
निंदनीय कृत्य , और माली सरकार से इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना सुनिश्चित करने के 
लिए उपाय करने का आग्रह करते हुये 


धन उगाहने या राजनीतिक राहत प्राप्त करने के प्रयोजन से अपहरण और बंधक बनाने की घटनाओं की कड़ी निंदा 
करते हुए , साहेल क्षेत्र में अपहरण और बंधक बनाने से रोकने और फिरौती के भुगतान या राजनीतिक राहत के बिना 
बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए , लागू अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार , अपने 
संकल्प 2133 ( 2014 ) , 2253 ( 2015 ) और 2368 ( 2017 ) को स्मरण करते हुए और सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों 
को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फिरौती के भुगतान से या राजनीतिक रियायतों से लाभान्वित होने से रोकने के आह्वान 
सहित और बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए और इस संबंध में , आतंकवाद रोध वैश्विक मंच ( जीसीटीएफ ) 
के प्रकाशन " आतंकवादियों द्वारा फिरौती के लिए अपहरण पर रोक लगाने और अस्वीकार करने की बेहतर परिपाटी पर 
अल्जीयर्स मेमोरेंडम " को ध्यान में रखते हुए 


माली में मानवाधिकारों के सभी प्रकार के हनन और उल्लंघनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के उल्लंघनों 
की कड़ी निंदा करते हुये , जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के बिना हत्या और मनमानी हत्या , मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत 
और उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार जिनकी आजादी पर रोक लगाई गई है , महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा और इसके साथ 
साथ बच्चों की हत्या , विकलांगता , उनको भर्ती करना और स्कूलों तथा अस्पतालों के खिलाफ हमले शामिल हैं और सभी 
पक्षों से आह्वान करते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार स्कूलों के नागरिक चरित्र का सम्मान करें और सभी 
बच्चों की गैरकानूनी और मनमानी हिरासत पर रोक लगाएँ और सभी पक्षकारों पर इस तरह के उल्लंघनों और दुर्व्यवहारों 
को बंद करने और लागू अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आवाहन करते हुये 
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सभी पक्षकारों को मानवता , तटस्थता , निष्पक्षता और स्वतंत्रता के मानवीय सिद्धांतों को बनाए रखने और 
सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए ताकि मानवीय सहायता के लिए निरंतर प्रावधान सुनिश्चित किए जायें और 
सहायता लेने वाले नागरिकों और माली में कार्यरत मानवीय कर्मियों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित किए जायें , 
आवश्यकता के आधार पर दी जा रही मानवीय सहायता के महत्व पर जोर देते हुए और यह दोहराते हुए कि , कि सभी 
पक्षकारों को माली में सभी जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए पूर्ण , सुरक्षित और अबाध अनुमति 
और सुविधा प्रदान करनी चाहिए , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने और सांस्कृतिक संपत्ति की तस्करी और संबंधित अपराधों में गैर - सरकारी 
व्यक्तियों , विशेष रूप से आतंकवादी समूहों की भागीदारी को गंभीर चिंता के साथ नोट करते हुए और आगे इस तथ्य पर 
ध्यान रखते हुए कि 27 सितंबर 2016 को आईसीसी ने श्री अल महदी को टिम्बकटू में धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों पर 
जानबूझकर हमले करने के युद्ध अपराध का दोषी पाया है , 


माली के उत्तर में आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए , माली के अधिकारियों के अनुरोध और उनके समर्थन में 
फ्रांसीसी सेना द्वारा जारी कार्रवाई का स्वागत करते हुए , 


जी 5 सहेल देशों की संयुक्त सेना ( एफसी - जी 5 एस ) की तैनाती का स्वागत करते हुए , माली को स्थिर करने हेतु 
मीनूसमा के अधिदेश को पूरा करने के लिए सहयोग करने की दृष्टि से साहेल क्षेत्र में अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने में 
योगदान देने के लिए एफ़सी - जी 5 के आतंकवादी समूहों और अन्य संगठित आपराधिक समूहों की गतिविधियों से निपटने के 
प्रयास रेखांकित करते हुए 


मालियाई रक्षा और सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षण और सलाह प्रदान करने में माली में यूरोपीय संघ प्रशिक्षण 
मिशन ( ईयूटीएम माली ) की भूमिका की प्रशंसा करते हुये , जिसमें नागरिक अधिकार और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान 
को मजबूत बनाने और माली में पुलिस , जेंडरमेरी और गार्डे राष्ट्र के लिए रणनीतिक सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करने में 
यूरोपीय संघ क्षमता निर्माण मिशन ( ईयूसीएपी सहेल माली ) में योगदान शामिल है , 


संकल्प 2364 ( 2017 ) में उल्लिखित मीनूसमा के अधिदेश को स्मरण करते हुए , माली के महासचिव के विशेष 
प्रतिनिधि के लिए अपने मजबूत समर्थन को दोहराते हुए और मीनूसमा के लिए माली के अधिकारियों और माली के लोगों 
को स्थायी शांति लाने के उनके प्रयासों में सहायता करने और देश के लिए स्थिरता , जनसंख्या की रक्षा के लिए माली के 
अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए और माली में अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति जिसमें मीनूसमा शामिल 
है , के स्थिर प्रभाव का स्वागत करते हुए , 


इस करार के उपबंधों का स्मरण करते हुये और इसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने और , यदि 
आवश्यक हो , तो इसमें निहित प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले या इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालने 
वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उपाय करने का आह्वान करने के लिए सुरक्षा परिषद से करार को अपना पूर्ण समर्थन देने 
का आवाहन करते हुये , 


सुरक्षा परिषद के संकल्प 2364 ( 2017 ) के उन प्रावधानों को स्मरण करते हुए जो उन लोगों के विरुद्ध लक्षित 
प्रतिबंधों पर विचार करने के लिए जो इस करार के कार्यान्वयन में बाधा डालने या धमकी देने का कार्य करते हैं , जो फिर से 
शत्रुता पूर्ण आचरण करते हैं और संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हैं , जो मीनूसमा को जोखिम में डालने के लिए और अन्य 
अंतर्राष्ट्रीय उपस्थितियों के साथ - साथ हमला करते हैं और हमले की कार्रवाई करते हैं ऐसे हमलों और कार्रवाइयों को समर्थन 
प्रदान करते हैं 


सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को माली सरकार के 9 अगस्त 2017 के पत्र को ध्यान में रखते हुए जिसमें जून 
जून 2017 
की शुरुआत से संघर्ष विराम के बार - बार उल्लंघन के मसले को रेखांकित किया गया है , विशेष रूप से जो किडल क्षेत्र में इस 
करार को लागू करने के लिए किए गए लाभ के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और इस प्रकार से सुरक्षा परिषद से अनुरोध 
करता है की इस करार के कार्यान्वयन में आई बाधाओं को दूर किया जाए ताकि इस करार के कार्यान्वयन में बाधा डालने के 
लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों का एक शासन स्थापित किया जाए , 

यह निर्धारित करते हुए कि माली की स्थिति क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है , 
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अधीन कार्य करते हुये , 
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यात्रा पर प्रतिबंध 

1. यह निर्णय करता है कि , इस संकल्प को अंगीकार करने की तारीख से एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए , सभी सदस्य 
राष्ट्र निम्नलिखित पैरा 9 के अनुसरण में स्थापित समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अपने क्षेत्रों में प्रवेश या 
पारगमन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे , परंतु इस पैरा में कुछ भी राष्ट्र को अपने नागरिकों को अपने क्षेत्र में 
प्रवेश करने से मना करने के लिए बाध्य नहीं करेगा ; 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. यह विनिश्चय किया गया है कि उपरोक्त पैरा 1 में अधिरोपित उपाय निम्नलिखित के सम्बन्ध मे लागू नहीं होंगे : 

( क ) जहां समिति मामला दर मामला आधार पर निर्धारित करती है कि धार्मिक दायित्व सहित मानवीय 
आवश्यकता के आधार पर ऐसी यात्रा न्यायसंगत है ; 

( ख ) जहां न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ति के लिए प्रवेश या पारगमन आवश्यक है ; 


3 . 
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5 . 


इस बात पर बल देते हुए कि इस यात्रा प्रतिबंध का उल्लंघन माली की शांति , स्थिरता या सुरक्षा को कमजोर कर 
सकता है , नजर रखता है कि यात्रा प्रतिबंध के उल्लंघन में किसी सूचीबद्ध व्यक्ति की यात्रा को जानबूझकर सुविधा 
प्रदान करने वाले व्यक्तियों को समिति द्वारा पदनाम मानदंडों को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जा सकता 
और सभी पक्षकारों और सभी सदस्य राष्ट्रों से यात्रा प्रतिबंध के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पैरा 11 के 
अनुसार स्थापित समिति के साथ - साथ विशेषज्ञों के पैनल के साथ सहयोग करने का आह्वान करता 
आस्ति अवरोधन 

4 . 


( ग ) जहां समिति मामला - दर - मामला आधार पर यह निर्धारित करती है कि यह छूट माली में शांति और राष्ट्रीय 
सुलह और क्षेत्र में स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी ; 


, 


यह विनिश्चय किया गया है कि , इस संकल्प को अंगीकार करने की तारीख से एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए 
सभी सदस्य राष्ट्र अविलंब सभी निधियों , अन्य वित्तीय संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों का अवरोधन करेंगे , जो 
उनके क्षेत्र में हैं , जो , प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से , समिति द्वारा नामित व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा , या उनकी ओर से 
या उनके निर्देश पर कार्य करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन हैं , और इसके अतिरिक्त 
यह विनिश्चय किया गया है कि सभी सदस्य राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी धन , वित्तीय संपत्ति या आर्थिक 
संसाधनों को उनके नागरिकों द्वारा या उनके क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से या समिति द्वारा नामित व्यक्तियों या संस्थाओं के लाभ के लिए उपलब्ध कराने से रोका जाए ; 


यह विनिश्चय किया गया है कि उपरोक्त पैरा 4 द्वारा लगाए गए उपाय निधियों , अन्य वित्तीय संपत्तियों या 
आर्थिक संसाधनों पर लागू नहीं होते हैं जो संबंधित सदस्य राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किए गए हैं : 


( क ) समिति द्वारा संबंधित राष्ट्र को जहां उपयुक्त हो , ऐसी निधियों , अन्य वित्तीय संपत्तियों या 
आर्थिक संसाधनों तक पहुंच करने के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना के बाद और ऐसी अधिसूचना 
जारी होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर समिति के नकारात्मक निर्णय के अभाव में आवश्यक बुनियादी खर्चों के 
लिए प्रावधान करना , जिसमें खाद्य पदार्थ , किराया या मोरगेज , दवाओं और चिकित्सा उपचार , कर , बीमा 
प्रीमियम और सार्वजनिक उपयोगिता शुल्क भुगतान या विशेष रूप से युक्तिसंगत पेशेवर शुल्क के लिए 
भुगतान और राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कानूनी सेवाओं से जुड़े खर्चों की प्रतिपूर्ति या शुल्क या सेवा शुल्क , 
फ्रीज़ निधि , अन्य वित्तीय संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों का नियमित रूप से रखरखाव करना शामिल है ; 


( ख ) असाधारण खर्चों के लिए आवश्यक होना , बशर्ते कि इस तरह के निर्धारण को संबंधित राष्ट्र या 
सदस्य राष्ट्रों द्वारा समिति को अधिसूचित किया गया हो और समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो ; 


( ग ) किसी न्यायिक प्रशासनिक अथवा मध्यस्थता और निर्णय का विषय होना जिस मामले में राशि , 
अन्य वित्तिय परिसंपत्तियाँ और आर्थिक संसाधनों का प्रयोग लियेन अथवा निर्णय को सुनिश्चित करने हेतु 
किया जाए बशर्ते की यह लियेन अथवा निर्णय वर्तमान संकल्प की तारीख से पहले प्रभावी हुआ हो तथा 

लिए न हो तथा समिति से संबंधित 

यह समिति द्वारा नामित किसी व्यक्ति अथवा निकाय के लाभ के 
राष्ट्र अथवा सदस्य राष्ट्र द्वारा अधिसूचित किया गया हो ; 
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( घ ) जहां समिति मामला - दर - मामला आधार पर निर्धारित करती है कि यह छूट माली में 
शांति और राष्ट्रीय सुलह और क्षेत्र में स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी ; 


6. यह विनिश्चय किया गया है कि सदस्य राष्ट्र ऊपर दिए गए पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार रोक लगाए गए खातों में 
ब्याज या उन खातों पर देय अन्य आय या अनुबंधों के अधीन देय भुगतानों को जोड़ने की अनुमति दे सकते हैं , 
करार या दायित्व जो उस तिथि से पहले उत्पन्न हुए थे जिस पर वे खाते इस संकल्प के प्रावधानों के अधीन हो गए 
थे , बशर्ते कि ऐसा कोई भी ब्याज , अन्य आय और इन प्रावधानों के अधीन किये गए भुगतान किए गए हों और रुके 
हुए हों ; 


7. यह विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा 4 में दिए गए उपाय किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था को ऐसे 
व्यक्ति या संस्था की लिस्टिंग से पहले किए गए अनुबंध के तहत देय भुगतान करने से नहीं रोकेगा , बशर्ते कि 
संबंधित राष्ट्रों ने यह निर्धारित किया हो , भुगतान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त अनुच्छेद 4 के अनुसार 
निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है , और इस तरह के भुगतान करने या प्राप्त करने या अधिकृत 
करने के इरादे से संबंधित राष्ट्रों द्वारा समिति को अधिसूचना के बाद , इस तरह के प्राधिकरण से 10 कार्य दिवस 
पहले जहां उपयुक्त हो इस प्रयोजन के लिए , अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों , निधियों पर से नियंत्रण 

हटाना ; 

नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले मानदंड 


8. यह विनिश्चय किया गया है कि पैरा 1 में निहित उपाय व्यक्तियों पर लागू होंगे , और यह कि पैरा 4 में निहित 
उपाय व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होंगे , जैसा कि समिति द्वारा ऐसे उपायों के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है , 
जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल होने के लिए अभिहित या सहभागी हैं , निम्नलिखित कार्रवाइयां या 
नीतियां जो माली की शांति , सुरक्षा या स्थिरता के लिए खतरा 

( क ) करार के उल्लंघन में शत्रुता में संलग्न होना ; 

( ख ) की गई कार्रवाइयाँ जो बाधा डालती हैं , या जो लंबे समय से बाधित होती हैं , या जो करार के कार्यान्वयन 
को में बाधा डालती हैं ; 


( ग ) उपर्युक्त उप - पैरा ( क ) और ( ख ) में अभिज्ञात व्यक्तियों और निकायों की ओर से अथवा उनके निर्देश पर कार्य 
करना अथवा उनका समर्थन और वित्त पोषण करना जिसमें माली में अवस्थित अथवा पारगमन करने वाले मादक द्रव्यों के 
उत्पादन व उनकी तस्करी करने वाले तस्करों सहित संगठित अपराधों से प्राप्त राशि भी शामिल है , से प्राप्त राशि , मानव 
तस्करी अथवा अवैध प्रवास तथा शस्त्रों की तस्करी के साथ साथ सांस्कृतिक परिसंपत्तियों की तस्करी भी शामिल है ; 


( घ ) योजना , निर्देशन , प्रायोजन , या निम्नलिखित के खिलाफ हमलों का संचालन करने में शामिल होना : ( i ) करार 
में संदर्भित विभिन्न संस्थाएं , जिनमें स्थानीय , क्षेत्रीय और राज्य संस्थान , संयुक्त गश्त और मालियन सुरक्षा और रक्षा बल 
शामिल हैं ; ( ii ) एमआईएनयूएसएमए शांति सैनिक और अन्य संयुक्त राष्ट्र और संबद्ध कर्मी , जिनमें विशेषज्ञों के पैनल के 
सदस्य शामिल हैं ; ( iii ) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपस्थिति जिनमें एफसी - जी 5 एस , यूरोपीय संघ मिशनों और फ्रांसीसी बल 
शामिल हैं 

" 


( ङ ) माली को मानवीय सहायता प्रदान करने में बाधा डालना , या माली में मानवीय सहायता तक पहुँच , 
या उनका वितरण करना ; 


( च ) माली में योजना बनाना , निर्देशन करना या कार्य करना जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून या 
अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन करता है , जैसा लागू हो , या जो मानवाधिकारों के हनन या 
उल्लंघन का गठन करता है , जिनमें नागरिकों को लक्षित करने वाले , महिलाओं और बच्चों सहित , हिंसा के 
कृत्यों ( हत्या , अपंगता , यातना , या बलात्कार या अन्य यौन हिंसा सहित ) , अपहरण , जबरन गुमशुदगी , 
जबरन विस्थापन , या स्कूलों , अस्पतालों , धार्मिक स्थलों , या उन स्थानों पर हमले जहां नागरिक हैं , के माध्यम से 
शरण मांग रहे हैं शामिल हैं ; 


( छ ) माली में सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में लागू अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में सशस्त्र समूहों या सशस्त्र बलों द्वारा 
बच्चों का उपयोग या भर्ती ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नई प्रतिबंध समिति 

9. प्रक्रिया के अपने अनंतिम नियमों के नियम 28 के अनुसार , सुरक्षा परिषद की एक समिति जिसमें परिषद के सभी 
सदस्य ( इसमे " समिति " ) शामिल हैं , निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए , स्थापित करने का विनिश्चय किया गया 
है : 


( क ) उपरोक्त पैरा 1 और 4 में उल्लिखित उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना ; 

( ख ) उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी की समीक्षा करने के लिए , और उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार छूट के अनुरोधों 
पर विचार करने हेतु अनुच्छेद 4 द्वारा उल्लिखित उपायों के अधीन उन व्यक्तियों और संस्थाओं को नामोद्दिष्ट 
करना ; 
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( ग ) उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी की समीक्षा करने के लिए , और उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार छूट के अनुरोधों 
पर विचार करने हेतु अनुच्छेद 1 द्वारा उल्लिखित उपायों के अधीन उन व्यक्तियों को नामोद्दिष्ट करना ; 


( घ ) . ऊपर उल्लिखित उपायों के कार्यान्वयन की सुविधा हेतु आवश्यक दिशा - निर्देश स्थापित करना ; 

( ङ ) . समिति और इच्छुक सदस्य राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय , क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों के बीच एक संवाद को 
प्रोत्साहित करने के लिए , विशेष रूप से उन क्षेत्र में , जिसमें उपायों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए ऐसे 
राष्ट्रों या संगठनों के प्रतिनिधियों को समिति से मिलने के लिए आमंत्रित करना शामिल 


( च ) . उपरोक्त उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय , क्षेत्रीय और उप - क्षेत्रीय 
संगठनों से उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त करना ; 


( छ ) इस संकल्प में शामिल उपायों के कथित उल्लंघन या गैर - अनुपालन के संबंध में जानकारी की जांच करने 
और उचित कार्रवाई करना ; 


10. उपरोक्त पैरा 9 में उल्लिखित कार्यों को करने के लिए समिति को सक्षम करने हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करने 
के लिए महासचिव से अनुरोध करती है , 

विशेषज्ञों का पैनल 


11. महासचिव से अनुरोध करते हुए कि इस संकल्प के पारित होने से तेरह महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए समिति 
के परामर्श से समिति के निर्देशन में पाँच विशेषज्ञों ( " विशेषज्ञों का पैनल " ) का एक समूह स्थापित किया जाए और 
पैनल के काम का समर्थन करने के लिए आवश्यक वित्तीय और सुरक्षा व्यवस्था की जाए , इस संकल्प को पारित 
करने के 12 महीने के बाद इस अधिदेश के नवीकरण पर विचार करने का आशय व्यक्त करते हुए , और यह निर्णय 
लेती है कि पैनल निम्नलिखित कार्य करेगा : 


( क ) इस संकल्प में निर्दिष्ट के अनुसार समिति को अपने अधिदेश को पूरा करने में सहायता करना जिसमें समिति 
को बाद के चरण में संभावित पदनाम से संबंधित जानकारी प्रदान करना शामिल है , जो उपरोक्त पैरा 8 में वर्णित 
गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं ; 


( ख ) विशेष रूप से गैर - अनुपालन की घटनाओं के संबंध में इस संकल्प में तय किए गए उपायों के कार्यान्वयन के 
संबंध में राज्यों , प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र निकायों , क्षेत्रीय संगठनों और अन्य इच्छुक पक्षकारों से जानकारी इकट्ठा 
करना , जांच और विश्लेषण करना ; 


( ग ) समिति के साथ चर्चा के बाद परिषद को 1 मार्च , 2018 तक एक अंतरिम अद्यतन रिपोर्ट और 1 सितंबर , 
2018 तक एक अंतिम रिपोर्ट और बीच में आवधिक अद्यतन रिपोर्ट प्रदान करना ; 


( घ ) बायोमेट्रिक जानकारी के प्रावधान के माध्यम से और सूचीबद्ध करने के कारणों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 
सारांश के लिए अतिरिक्त जानकारी सहित उपरोक्त पैराग्राफ 1 और 4 द्वारा लगाए गए उपायों के अधीन व्यक्तियों 
की सूची पर सूचना को परिष्कृत और अद्यतन करने में समिति की सहायता करना ; 


( ङ ) इंटरपोल तथा ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ( यूएनओडीसी ) के साथ मिलकर सहयोग 
करना , जहाँ उपयुक्त हो ; 


12. विशेषज्ञों के पैनल के पास संकल्प 2242 ( 2015 ) के पैरा 6 के अनुरूप अपेक्षित महिला - पुरुष विशेषज्ञता रखने का 
अनुरोध करती है , 
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13. यह नोट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में क्षेत्रीय और महिला - पुरुष प्रतिनिधित्व के महत्व को ध्यान में रखते हुए 
पैनल बनाने वाले विशेषज्ञों की चयन प्रक्रिया में उपरोक्त कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सबसे अधिक योग्यता वाले 
व्यक्तियों को नियुक्त करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ; 


14. सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी प्रतिबंध समितियों के कार्य में सहायता के लिए स्थापित अन्य प्रासंगिक विशेषज्ञ समूहों 
के साथ सहयोग करने के लिए विशेषज्ञों के पैनल को निर्देशित करते हुए , जिसमें लीबिया से संबंधित संकल्प 1973 
( 2011 ) द्वारा स्थापित विशेषज्ञों का पैनल और आईएसआईएल ( दा ' एश ) , अल - कायदा और तालिबान और 
व्यक्तियों एवं संगठनों से संबंधित संकल्पों 1526 ( 2004 ) और 2368 ( 2017 ) के अनुसरण में विश्लेषणात्मक 
समर्थन और प्रतिबंध निगरानी दल सम्मिलित 


" 


15. विशेषज्ञों के पैनल के साथ सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षकारों और सभी सदस्य राष्ट्रों , साथ ही 
अंतरराष्ट्रीय , क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों से आग्रह करते हुए और और इसमें शामिल सभी सदस्य राष्ट्रों से 
विशेषज्ञों के पैनल के सदस्यों की सुरक्षा और विशेष रूप से व्यक्तियों , दस्तावेजों और साइटों तक निर्बाध पहुंच 
सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए ताकि विशेषज्ञों का पैनल अपने अधिदेश को निष्पादित कर सके ; 


एमआईएनयूएसएमए की भूमिका 

16. एमआईएनयूएसएमए और विशेषज्ञों के पैनल के बीच समय पर सूचनाओं के आदान - प्रदान को प्रोत्साहित करता 
है , और एमआईएनयूएसएमए को अपने जनादेश और क्षमताओं के अनुसार समिति तथा विशेषज्ञों के पैनल की 
सहायता करने का अनुरोध करती है ; 

रिपोर्टिंग और समीक्षा 

17. सभी राष्ट्रों से , विशेष रूप से उन क्षेत्रों को राष्ट्रों से इस संकल्प में निहित उपायों को सक्रिय रूप से लागू करने और 
उपर्युक्त पैरा 1 और 4 द्वारा लगाए गए उपायों को लागू करने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में 
नियमित रूप से समिति को रिपोर्ट करने का आह्वान , 


18. समिति से अनुरोध करते हुए कि वह अपने अध्यक्ष के माध्यम से प्रति वर्ष कम से कम एक बार परिषद को समिति 
के समग्र कार्य की स्थिति पर रिपोर्ट करे , जिसमें माली की स्थिति पर महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के साथ - साथ 
माली की स्थिति भी शामिल हो और जो अध्यक्ष को सभी इच्छुक सदस्य राष्ट्रों के लिए नियमित ब्रीफिंग आयोजित 
करने के लिए प्रोत्साहित करता है ; 


19. बच्चौं और सशस्त्र संघर्ष संबंधी महासचिव और युद्ध में यौन हिंसा संबंधी महासचिव के विशेष प्रतिनिधि से 
अनुरोध करते हुए वे संकल्प 1960 ( 2010 ) के पैरा 7 और संकल्प 1998 ( 2011 ) के पैराग्राफ 9 के अनुसरण में 
समिति के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा करें ; 


20. यह पुष्टि करते हुए कि वह माली में स्थिति की निरंतर समीक्षा करती रहेगी और इस संकल्प में निहित उपायों की 
उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए तैयार रहेगी , जिसमें अतिरिक्त उपायों , संशोधन , निलंबन या उपायों को 
हटाने के माध्यम से सशक्तिकरण शामिल है , जो किसी भी समय देश के स्थिरीकरण और इस संकल्प के अनुपालन 
में हुई प्रगति के आलोक में आवश्यक हो सकती है , 

21. इस मामले को सक्रिय रूप से समझकर कार्य करते रहने का विनिश्चय किया गया है । 


उपाबंध || 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प एस / आरईएस / 2649 ( 2022 ) 

30 अगस्त 2022 को सुरक्षा परिषद की 9119 वीं बैठक में पारित किया 


सुरक्षा परिषद , 

माली की स्थिति पर अपने पिछले सभी संकल्पों , अपने राष्ट्रपति के वक्तव्यों और प्रेस वक्तव्यों को याद करते हुए , 


माली की संप्रभुता , एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए , इस बात पर जोर देते 
कि माली के पूरे क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के प्रावधान हेतु माली के प्राधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है , और 

हुए 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

शांति एवं सुरक्षा संबंधित पहल के राष्ट्रीय स्वामित्व को प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित करता है , 

माली में शांति और सुलह पर करार ( " करार " ) के प्रावधानों को याद करते हुए सुरक्षा परिषद से करार को अपना पूर्ण 
समर्थन देने , इसके कार्यान्वयन की करीबी निगरानी करने और , यदि आवश्यक हो , उसमें निहित प्रतिबद्धताओं के 
कार्यान्वयन या इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ उपाय करने का आह्वान करते हुए , 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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यह दोहराते हुए कि संयुक्त राष्ट्र , अफ्रीकी संघ , पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय ( इकोवास ) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय 
भागीदार माली में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के साधन के रूप में इस करार के कार्यान्वयन के लिए दृढ़ता 
से प्रतिबद्ध हैं , इस करार के कार्यान्वयन हेतु बमाको में 1 से 5 अगस्त 2022 तक एक उच्च स्तरीय निर्णयन बैठक के 
आयोजन और उस बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए , परंतु इन निर्णयों पर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर 
देते हुए , इस बात पर खेद व्यक्त करते हुए कि कॉमिटे डे सुवि डे एल अकोर्ड ( सीएएस ) ने अक्टूबर 2021 से अब तक 
मुलाक़ात नहीं की है , समग्र करार के कार्यान्वयन में लगातार विलंब , जो माले की स्थिरता और विकास को खतरे में डालते 
हुए राजनीतिक और सुरक्षा रिक्तता उत्पन्न करता है , पर पक्षकारों के साथ अत्यधिक अधीरता व्यक्त करते हुए , करार के 
कार्यान्वयन में स्वामित्व और प्राथमिकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए , और करार द्वारा इसके कार्यान्वयन का 
समर्थन और निगरानी करने के लिए स्थापित सभी तंत्रों में महिलाओं की पूर्ण , समान और सार्थक भागीदारी के महत्व पर 
जोर देते हुए , 


करार को लागू करने के लिए माली की पक्षकारों की सहायता के लिए अल्जीरिया और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता दल के अन्य 
सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए , करार के कार्यान्वयन के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता दल के 
सदस्यों द्वारा वर्धित वचनबद्धता की आवश्यकता पर जोर देते हुए , और आगे केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हुए माले के 
लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि को करार में माली के पक्षकारों द्वारा करार के कार्यान्वयन का समर्थन करने और 
उसकी निगरानी करने के लिए खेलना जारी रखना चाहिए , 


3 जुलाई 2022 को अकरा में आयोजित ईसीओडबल्यूएएस शिखर सम्मेलन के माली पर निर्णयों को स्वीकार करते हुए , 
और चुनावों पर संकल्प 2640 ( 2022 ) के प्रावधानों और संवैधानिक व्यवस्था को पुनः लागू करने को याद करते हुए , 


माली में गैर - सरकारी संगठनों द्वारा राष्ट्र प्राधिकरण और बुनियादी सामाजिक सेवाओं की वापसी में बाधा डालने वाली 
हिंसक और एकतरफा कार्रवाइयों पर अत्यधिक चिंता व्यक्त करते हुए , 


माली और आईएसआईएल ( दा'एश ) के साहेल क्षेत्र और अल - कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों की कड़ी 
निंदा करते हुए , और इन संगठनों द्वारा नागरिकों , स्थानीय , क्षेत्रीय और राष्ट्र संस्थानों के प्रतिनिधियों , राष्ट्रीय और 
अंतर्राष्ट्रीय बलों के साथ - साथ माली में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन ( एमआईएनयूएसएमए ) के 
खिलाफ जारी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए 


माली में मानवाधिकारों के हनन और उल्लंघनों तथा अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून के उल्लंघनों , जिसमें संघर्ष के दौरान 
यौन हिंसा और सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भर्ती और उपयोग शामिल हैं , की कड़ी निंदा करते हुए , माली में सभी पक्षकारों से 
इस तरह के उल्लंघनों और हनन को समाप्त करने और लागू अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का 
आह्वान करते हुए , 


इस बात पर जोर देते हुए कि इस संकल्प द्वारा लगाए गए उपायों का आशय माली की नागरिक आबादी पर प्रतिकूल 
मानवीय परिणाम डालना नहीं है , 


सदस्य राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता का स्मरण कराते हुए कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए उनके द्वारा 
किए गए सभी उपाय यथालागू अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून , अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी 
कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके दायित्वों के अनुरूप होना चाहिए , 


करार के अवरुद्ध कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त करते हुए , इस बात पर जोर देते हुए कि करार के कार्यान्वयन में निरंतर प्रगति 
इसके सभी पक्षकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है , और संकल्प 2374 ( 2017 ) के अनुसरण में किए गए उपायों के अनुसार 
कार्रवाई करने की तत्परता को स्मरण करते हुए कि क्या पक्षकार राष्ट्र करार के उल्लंघन में युद्ध में संलग्न है , जो ऐसी 
कार्रवाई कर रहे हैं जो करार के कार्यान्वयन में बाधा डालती है , या जिनसे कार्यान्वयन में विलंब होता है अथवा जो करार 
के कार्यान्वयन के लिए खतरा हैं , 


20 दिसंबर 2018 और 10 जुलाई 2019 के माली ( " समिति " ) के संबंध में संकल्प 2374 ( 2017 ) के अनुसरण में स्थापित 
सुरक्षा परिषद समिति के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कि कई व्यक्तियों को संकल्प 2374 ( 2017 ) ( " 2374 प्रतिबंध 
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सूची " ) के अनुसरण में उपायों के अध्यधीन व्यक्तियों और संगठनों की सूची में रखा जाए और 2374 प्रतिबंध सूची से इन 
व्यक्तियों को हटाने पर विचार करने के लिए समिति के इरादे को ध्यान में रखते हुए , यदि 2584 संकल्प ( 2021 ) के पैरा 4 
में सूचीबद्ध प्राथमिकता उपाय पूरी तरह से लागू हैं और निर्दिष्ट व्यक्ति सभी अवैध गतिविधियों को बंद कर देते हैं , जिसमें 
मामले के वक्तव्य में सूचीबद्ध गतिविधियां भी शामिल हैं , जबकि इस बात पर जोर देते हुए है कि सुरक्षा परिषद ने अभी 
तक इस तरह के मामलों पर विचार के लिए पर्याप्त प्रगति नहीं देखी है , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


इस संकल्प में निहित उपायों को सक्रिय रूप से लागू करने के लिए सभी राष्ट्रों , विशेष रूप से माली और क्षेत्र के राष्ट्रों के 
लिए अपने आह्वान को दोहराते हुए , 


यह दोहराते हुए कि 2374 प्रतिबंध सूची में रखे गए व्यक्तियों या संगठनों को माली में तैनात संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं से 
किसी भी प्रकार का वित्तीय , परिचालनात्मक या रसद सहायता लाभ नहीं होगा , जब तक कि उन्हें संकल्प 2374 ( 2017 ) 
के पैराग्राफ 2 , 5 , 6 और 7 द्वारा निर्धारित छूटों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 2374 प्रतिबंध सूची से हटा नहीं दिया 
जाता है , और इन व्यक्तियों या संगठनों को इस तरह की सहायता से लाभान्वित होने से रोकने के लिए माली में तैनात 
संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं द्वारा पहले से ही किए गए उपायों का स्वागत करते हुए , 

विशेषज्ञों के पैनल की अंतिम रिपोर्ट ( एस / 2022 / 595 ) को ध्यान में रखते हुए , 


विशेषज्ञों के पैनल और माली में कार्यरत अन्य सभी संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के बीच उनके अधिदेश और क्षमताओं के तहत 
निरंतर सहयोग और सूचना के आदान - प्रदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए , 


यह निर्धारित करते हुए कि माली की स्थिति क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई 
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अधीन कार्य करते 

हुए , 


, 


1. संकल्प 2374 ( 2017 ) के पैरा 1 से 7 में निर्धारित उपायों को 31 अगस्त 2023 तक नवीनीकृत करने का विनिश्चय 
किया गया है ; 


2. यह पुनः पुष्टि करते हुए कि ये उपाय समिति द्वारा नामित व्यक्तियों और संगठनों पर लागू होंगे , जैसा कि संकल्प 2374 
( 2017 ) के पैराग्राफ 8 और 9 में निर्दिष्ट किया गया है , जिसमें माली में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने वाले 
कृत्यों की योजना बनाने , उन्हें निर्देशित करने या उन्हें अंजाम देने में संलिप्त होना शामिल है , जिसमें चिकित्सा कर्मियों या 
मानवतावादी कर्मियों के विरुद्ध हमले शामिल हैं ; 


3. इस संकल्प के पैरा 1 में उल्लिखित उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में संकल्प 2374 ( 2017 ) के अनुसरण में स्थापित 
समिति के साथ संप्रेषण के लिए उत्तरदायी केंद्रीय संगठन को माली के प्राधिकारियों द्वारा नामोद्दिष्ट किए जाने का स्वागत 
करते हुए , और माली के प्राधिकारियों और समिति के बीच त्वरित एवं समयबद्ध वार्ता और सूचनाओं के आदान - प्रदान का 
आह्वान किया ; 


4. संकल्प 2374 ( 2017 ) के पैराग्राफ 11 से 15 में निर्धारित और साथ ही संकल्प 2374 ( 2017 ) के पैराग्राफ 16 में दिए 
अनुसार एमआईएनयूएसएमए को किए गए अनुरोध के अनुसार विशेषज्ञों के पैनल के अधिदेश को 30 सितंबर 2023 तक 
बढ़ाने का निर्णय लेते हुए , 31 अगस्त 2023 से पहले अधिदेश की समीक्षा करने और इसके आगे विस्तार के संबंध में 
उपयुक्त कार्रवाई करने का आशय व्यक्त करते हुए , और महासचिव से अनुरोध करते हुए कि विशेषज्ञों के पैनल के वर्तमान 
सदस्यों की विशेषज्ञता के अनुसार समिति के परामर्श से विशेषज्ञों के पैनल को यथापयुक्त फिर से स्थापित करने के लिए 
यथाशीघ्र आवश्यक प्रशासनिक उपाय करें , 


5. विशेषज्ञों के पैनल से अनुरोध करते हुए कि वह समिति के साथ चर्चा के पश्चात , 28 फरवरी 2023 तक एक मध्यावधि 
रिपोर्ट , 15 अगस्त 2023 तक एक अंतिम रिपोर्ट , और जैसा उचित हो , बीच में समय - समय पर आवधिक अद्यतन जानकारी 
प्रदान करे ; 

6. संकल्प 2374 ( 2017 ) में निर्धारित रिपोर्टिंग और समीक्षा प्रावधानों की पुन : पुष्टि करते हुए ; 

7. मामले को सक्रिय रूप से समझकर बने रहने का विनिश्चय लिया गया है । 


[ एफ . सं . यू . II / 152 / 32 / 2022 ] 

प्रकाश गुप्ता , संयुक्त सचिव 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 


ORDER 

New Delhi , the 23rd February , 2023 

S.O. 857 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations ( Security Council ) Act , 
1947 ( 43 of 1947 ) , the Central Government hereby makes the following Order to implement the Resolutions 
2347 ( 2017 ) and 2649 ( 2022 ) of the United Nations Security Council adopted under the Chapter VII of the Charter of 
the United Nations , namely : 


1. Short title and commencement.- ( 1 ) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security 
Council Resolution on Mali Order , 2022 . 
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( 2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 

2. Definitions.- ( 1 ) In this Order , unless the context otherwise requires , - 

( a ) " Asset Freeze " means freezing or restricting or regulating the funds , other financial resources and 
economic resources by the Central Government pursuant to paragraphs 4 , 5 , 6 and 7 of the said Resolution 
2374 ( 2017 ) ; 


( b ) " Committee " means the Sanctions Committee established by the Security Council of the United Nations 
in accordance with paragraph 9 of Resolution 2374 ( 2017 ) ; 


( c ) " Resolution " means the Resolution 2374 ( 2017 ) of the Security Council of the United Nations adopted on 
the 5th September , 2017 and includes Resolutions 2432 ( 2018 ) , 2484 ( 2019 ) , 2541 ( 2020 ) , 2590 ( 2021 ) and 
2649 ( 2022 ) adopted by the Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations on Mali ; 


( ii ) The Resolutions 2374 ( 2017 ) and 2649 ( 2022 ) , which are at Annexure 1 and Annexure 2 , respectively , 
shall be considered as part of this Order . 


( d ) " Travel Ban " means travel ban or restrictions as imposed by the Central Government pursuant to 
paragraphs 1 , 2 and 3 of the Resolution 2374 ( 2017 ) . 


( 2 ) Words and expressions used but not defined in this Order and defined in any other law for the time being in force 
shall have the meanings respectively assigned to them in such laws . 


3. Application of Order to individuals and entities . The following individuals or entities designated by the 
Committee are subject to travel ban and asset freeze until the 31st August , 2023 as extended by the Resolution 
2649 ( 2022 ) , and until such other time as may be extended by the United Nations Security Council : 

A. Individuals 


2 : 

Ag 

3 : 

Asriw 

4 : 

na 

Isriw Low quality 
no : na National 

MLİ.001 Name : 1 : Ahmoudou 
Title : na Designation : na DOB : 1 Jan. 1982 POB : na Good quality a.k.a .: Amadou Ag 
a.k.a .: a ) Ahmedou b ) Ahmadou e ) Isrew d ) Isereoui e ) Isriou Nationality : Mali Passport 
identification no : na Address : a ) Mali b ) Amassine , Mali ( previous location ) Listed on : 20 Dec. 2018 ( amended on 
14 Jan. 2020 ) Other information : Gender : male . Possibly arrested in Niger in October 2016. Listed pursuant to 
paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 ( 2017 ) ( Travel Ban ) . Webpage : 
https://www.youtube.com/channel/UCu2efalUosqEulHEBs2zJIw Photo available for inclusion in the INTERPOL 
UN Security Council Special Notice . 


2 : 

Mahamadou 

Ag 

3 : 

4 : 

na 

MLİ.002 Name : 1 : 
Title : na Designation : na DOB : 1 Jan. 1983 POB : na Good quality a.k.a .: Mohamed Talhandak Low quality 
a.k.a .: na Nationality : Mali Passport no : na National identification no : na Address : Kidal , Mali Listed on : 20 
Dec. 2018 Other information : Gender : male . On 1 October 2017 French forces raided his house , arresting Ag Rhissa 
and six family members . Listed pursuant to paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 ( 2017 ) ( Travel 
Ban ) . 


Rhissa 


2 : 
Apr. 


Ag 

Ousmane 3 : 
1972 POB : Mali Good quality 

MLI.003 Name : 1 : Mohamed Mohamedoune 
Title : Cheikh Designation : na DOB : 16 a.k.a .: a ) Ousmane 
Mahamadou b ) Mohamed Ousmane Low a.k.a .: na Nationality : Mali Passport no : na National 
identification no : na Address : Mali Listed Dec. 2018 ( amended 
on 14 Jan. 2020 ) Other 
information : Gender : male . Physical description : eye colour : brown ; hair colour : black . Telephone number : +223 60 
36 01 01. Languages spoken : Arabic and French . Distinguishing marks : eyeglasses . Listed pursuant to paragraphs 1 to 

quality 
on : 20 


4 : 
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3 of Security Council resolution 2374 ( 2017 ) ( Travel Ban ) . Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN 
Security Council Special Notice . 
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AHMED 

2 : 

ALBACHAR 

4 : 

na 

MLI.004 Name : 1 : 
Title : na Designation : President of the Humanitarian Commission of the Bureau Regional d'Administration et 
Gestion de Kidal DOB : 31 Dec. 1963 POB : Tin - Essako , Kidal region , Mali Good quality a.k.a .: Intahmadou Ag 
Albachar Low quality a.k.a .: na Nationality : Mali Passport no : na National identification no : Mali National 
identification no : 1 63 08 4 01 001 005E Address : Quartier Aliou , Kidal , Mali Listed on : 10 Jul . 2019 ( amended on 
19 Dec. 2019 , 14 Jan. 2020 ) Other information : Ahmed Ag Albachar is a prominent businessman and , since early 
2018 , a special advisor to the Governor of Kidal region . An influential member of the Haut Conseil pour l'unité de 
l'Azawad ( HCUA ) , belonging to the Ifoghas Tuareg community , Ahmed Ag Albachar also mediates relations between 
the Coordination des Mouvements de l'Azawad ( CMA ) and Ansar Dine ( QDe . 135 ) . Listed pursuant to paragraphs 1 to 
3 of Security Council resolution 2374 ( 2017 ) ( Travel Ban , Asset Freeze ) . Photo available for inclusion in the 
INTERPOL - UN Security Council Special Notice . 


AG 


3 : 


na 


HOUKA 

2 : 

HOUKA 

3 : 

AG 

ALHOUSSEINI 

na 

MLI.005 Name : 1 : 
Title : Cadi Designation : na DOB : a ) 1 Jan. 1962 b ) 1 Jan. 1963 c ) 1 Jan. 1964 POB : Ariaw , Tombouctou region , 
Mali Good quality a.k.a .: a ) Mohamed Ibn Alhousseyni b ) Muhammad Ibn Al - Husayn Low quality 
a.k.a .: HoukaHouka Nationality : Mali Passport no : na National identification no : na Address : na Listed on : 10 
Jul . 2019 ( amended on 19 Dec. 2019 , 14 Jan. 2020 ) Other information : HoukaHouka Ag Alhousseini was 
appointed by Iyad Ag Ghaly ( QDi.316 ) as the Cadi of Timbuktu in April 2012 after the establishment of the jihadist 
caliphate in northern Mali . HoukaHouka used to work closely with the Hesbah , the Islamic police headed by Ahmad 
Al Faqi Al Mahdi , jailed at the Detention Centre of the International Criminal Court in The Hague since September 
2016. Listed pursuant to paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 ( 2017 ) ( Travel Ban , Asset Freeze ) . 
Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN Security Council Special Notice . 


4 : 


3 : 

AMAR 

4 : 

BEN 

MLI.006 Name : 1 : MAHRI 2 : SIDI DAHA 
Title : na Designation : Deputy chief of staff of the regional coordination of the Mécanismeopérationnel de 
coordination ( MOC ) in Gao DOB : 1 Jan. 1978 POB : Djebock , Mali Good quality a.k.a .: a ) Yoro Ould 
Daha b ) Yoro Ould Daya c ) Sidi Amar 
Amar Ould Daha Low quality a.k.a .: Yoro Nationality : Mali Passport 
no : na National identification no : na Address : Golf Rue 708 Door 345 , Gao , Mali Listed on : 10 Jul . 2019 ( 
amended on 19 Dec. 2019 , 14 Jan. 2020 , 5 Oct. 2022 ) Other information : Mahri Sidi Amar Ben Daha is a leader of 
the Lehmar Arab community of Gao and military chief of staff of the pro - governmental wing of the Mouvement 
Arabe de l'Azawad ( MAA ) , associated to the Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger ( Plateforme ) 
coalition . Listed pursuant to paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 ( 2017 ) ( Travel Ban , Asset Freeze ) . 
Reportedly deceased in February 2020.Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN Security Council Special 
Notice . 


MOHAMED 

2 : 

4 : 

MAHRI 

MLI.007 Name : 1 : BEN 3 : AHMED 
Title : na Designation : na DOB : 1 Jan. 1979 POB : Tabankort , Mali Good quality a.k.a .: a ) Mohammed 
Rougi b ) Mohamed Ould Ahmed Deya c ) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Low quality a.k.a .: a ) Mohamed 
Rougie b ) Mohamed Rouggy c ) Mohamed Rouji Nationality : Mali Passport 
no : a ) AA00272627 b ) AA0263957 c ) AA0344148 , issued on 21 Mar. 2019 ( date of expiration : 20 March 
2024 ) National identification no : na Address : Bamako , Mali Listed on : 10 Jul . 2019 ( amended on 19 Dec. 2019 , 
14 Jan. 2020 , 5 Oct. 2022 ) Other information : Mohamed Ben Ahmed Mahri is a businessman from the Arab 
Lehmar community in Gao region who previously collaborated with the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en 
Afrique de l'Ouest ( MUJAO ) ( QDe.134 ) . Listed pursuant to paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 
( 2017 ) ( Travel Ban , Asset Freeze ) . Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN Security Council Special 
Notice . 


MOHAMED 

2 : 

OULD 

3 : 

4 : 

MLİ.008 Name : 1 : 
Title : na Designation : Member of Parliament DOB : 1958 POB : na Good quality a.k.a .: na Low quality 
a.k.a .: na Nationality : Mali Passport no : a ) D9011156 b ) AA0260156 , issued on 3 Aug. 2018 ( date of expiration : 2 
August 2023 ) National identification no : na Address : a ) Golf Rue 708 Door 345 , Gao , Mali b ) Almoustarat , Gao , 
Mali Listed on : 10 Jul . 2019 ( amended 
on 19 Dec. 2019 , 14 Jan. 2020 , 5 Oct. 2022 ) Other 
information : Mohamed OuldMataly is the former Mayor of Bourem and current Member of Parliament for Bourem's 
constituency , part of the Rassamblement pour le Mali ( RPM , President Ibrahim Boubacar Keita's political party ) . He 


MATALY 


na 
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is from the Lehmar Arab community and an influential member of the pro - governmental wing of the Mouvement 
Arabe de l'Azawad ( MAA ) , associated to the Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger ( Plateforme ) 
coalition . Listed pursuant to paragraphs 1 to 3 of Security Council resolution 2374 ( 2017 ) ( Travel Ban , Asset Freeze ) . 
Photo available for inclusion in the INTERPOL - UN Security Council Special Notice . 

B. Entities and other groups 
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Annexure I 

United Nations Security Council Resolution S / RES / 2374 ( 2017 ) 
Adopted by the Security Council at its 8040th meeting , on 5 September 2017 


The Security Council , 

Recalling its previous resolutions , in particular resolutions 2364 ( 2017 ) and 2359 ( 2017 ) , concerning the 
situation in Mali , 


Reaffirming its strong commitment to the sovereignty , unity and territorial integrity of Mali , emphasizing that 
the Malian authorities have primary responsibility for the provision of stability and security throughout the territory of 
Mali , and underscoring the importance of achieving national ownership of peace- and security - related initiatives , 

Recognizing the legitimate aspiration of all Malian citizens to enjoy lasting peace and development , 

Recognizing that the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali ( " the Agreement " ) signed in 2015 by 
the Government of Mali , the Plateforme coalition of armed groups , and the Coordination des Mouvements de 
l'Azawadcoalition of armed groups , and its continued implementation , represents a historic opportunity to achieve 
lasting peace in Mali , 


Condemning the repeated violations of the ceasefire arrangements by the Plateforme and Coordination armed 
groups in the Kidal and Menaka regions , urging them to cease hostilities , to strictly adhere to the ceasefire 
arrangements and to resume a constructive dialogue without delay for the full implementation of the Agreement , and 
welcoming to this extent the recent signing of a truce agreement on 23 August 2017 in Bamako , 


Recognizing the recent progress achieved for the implementation of the Agreement , including the 
establishment of all interim administrations in the North , while expressing its deep concern over the persistent delays 
for its full implementation two years after it was concluded , and highlighting the pressing need to deliver tangible and 
visible peace dividends to the population in the North and other parts of Mali in order to keep the momentum of the 
Agreement , 


Affirming its intention to facilitate , support and follow closely the implementation of the Agreement , 
commending the role played by Algeria and other members of the international mediation team to assist the Malian 
parties to implement the Agreement , emphasizing the need for increased engagement by the members of the 
international mediation team , and further emphasizing the central role the Special Representative of the Secretary 
General for Mali should continue to play to support and oversee the implementation of the Agreement , 


Deploring that the slow progress in the implementation of the Agreement , particularly its defence and 
security provisions , as well as the delayed restructuring of the security sector , have hampered efforts to restore 
security and the authority of the Malian State and the delivery of basic social services in the North of Mali , and 
stressing the primary responsibility of the Government of Mali , the Plateforme and Coordination armed groups to 
accelerate the implementation of the Agreement in order to improve the security situation across Mali and to forestall 
attempts by terrorist groups to derail the implementation of the Agreement , 


Expressing its serious concern about the volatile security situation , especially the expansion of terrorist and 
other criminal activities into Central and Southern Mali as well as the intensification of criminal activities such as drug 
trafficking and trafficking in persons in Mali , 


Emphasizing that security and stability in Mali are inextricably linked to that of the Sahel and West Africa 
regions , as well as the situation in Libya and in the North Africa region , 


Acknowledging the impact of the situation in Mali on peace and security in the Sahel , as well as on the wider 
West Africa and North African region , 


Expressing its continued concern over the transnational dimension of the terrorist threat in the Sahel region , 
as well as the serious challenges posed by transnational organized crime in the Sahel region , including arms , drug and 
cultural property trafficking , the smuggling of migrants , trafficking in persons , and its increasing links , in some cases , 
with terrorism , and underscoring the responsibility of the countries in the region in addressing these threats and 
challenges , 


Noting that impunity can encourage a culture of corruption in which trafficking and other criminal interests 
can thrive , further encouraging instability and insecurity , and calling for the Malian government to devote 
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appropriate law enforcement resources in this regard and encouraging international , regional and sub - regional 
cooperation and support to the Malian Government in this endeavor , 


Strongly condemning the activities in Mali and in the Sahel region of terrorist organizations , including the 
Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest ( MUJAO ) , Al - Qaida in the Islamic Maghreb ( AQIM ) , Al 
Mourabitoun , Ansar Eddine , and associated individuals and groups such as Jama'at Nusrat al - Islam wal - Muslimin 
( Group for the Support of Islam and Muslims ) , Islamic State in Greater Sahara and Ansaroul Islam , which continue to 
operate in Mali and constitute a threat to peace and security in the region and beyond , as well as human rights abuses 
and violence against civilians , notably 
women and children , committed in Mali and in the region by terrorist 

groups , 


Recalling the listing of MUJAO , the Organisation of Al - Qaida in the Islamic Maghreb , Ansar Eddine and its 
leader Iyad Ag Ghali , and Al - Mourabitoun on the ISIL ( Da'esh ) and Al - Qaida sanctions list established pursuant to 
resolutions 1267 ( 1999 ) , 1989 ( 2011 ) and 2253 ( 2015 ) , and reiterating its readiness , under the above- mentioned 
regime , to sanction further individuals , groups , undertakings and entities who are associated with ISIL ( Da'esh ) , Al 
Qaida and other listed entities or individuals , including AQIM , Al Mourabitoun and Ansar Eddine , in accordance with 
the established listing criteria , 


Strongly condemning the continuing attacks , including terrorist attacks against civilians , the Malian defense 
and security forces , the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali ( MINUSMA ) and 
the French forces , underlining the need to bring perpetrators , organizers , financiers and sponsors of these 
reprehensible acts of terrorism to justice , and urging the Government of Mali to take measures to ensure that those 
responsible for these attacks are held accountable , 


Strongly condemning the incidents of kidnapping and hostage - taking with the aim of raising funds or gaining 
political concessions , reiterating its determination to prevent kidnapping and hostage - taking in the Sahel region and to 
secure the safe release of hostages without ransom payments or political concessions , in accordance with applicable 
international law , recalling its resolutions 2133 ( 2014 ) , 2253 ( 2015 ) and 2368 ( 2017 ) and including its call upon all 
Member States to prevent terrorists from benefitting directly or indirectly from the payment of ransoms or from 
political concessions and to secure the safe release of hostages and , in this regard , noting the publication of the Global 
Counterterrorism Forum's ( GCTF ) " Algiers Memorandum on Good Practices on Preventing and Denying the Benefits 
of Kidnapping for Ransom by Terrorists " , 


Strongly condemning all abuses and violations of human rights and violations of international humanitarian 
law in Mali , including those involving extrajudicial and summary executions , arbitrary arrests and detentions and ill 
-treatment of persons whose liberty has been restricted , sexual and gender - based violence , as well as killing , maiming , 
recruitment and use of children , attacks against schools and hospitals , calling on all parties to respect the civilian 
character of schools as such in accordance with international humanitarian law and to cease unlawful and arbitrary 
detention of all children , and calling upon all parties to bring an end to such violations and abuses and to comply with 
their obligations under applicable international law , 


Emphasizing the need for all parties to uphold and respect the humanitarian principles of humanity , 
neutrality , impartiality and independence in order to ensure the continued provision of humanitarian assistance , the 
safety and protection of civilians receiving assistance and the security of humanitarian personnel operating in Mali , 
stressing the importance of humanitarian assistance being delivered on the basis of need , reiterating that all parties . 
must allow and facilitate full , safe , and unhindered access for the timely delivery of aid to all persons in need across 
Mali , 


Noting with grave concern the involvement of non - state actors , notably terrorist groups , in the destruction of 
cultural heritage and the trafficking in cultural property and related offences and further taking note of the fact that 
on 27 September 2016 the ICC found Mr Al Mahdi guilty of the war crime of intentionally directing attacks against 
religious and historical monuments in Timbuktu , 


Welcoming the continued action by the French forces , at the request and in support of the Malian authorities , 
to deter the terrorist threat in the North of Mali , 


Welcoming the deployment of the Force Conjointe des Etats du G 5 Sahel ( FC - G5S ) , underlining that the FC 
G5S efforts to counter the activities of terrorist groups and other organized criminal groups will contribute to create a 
more secure environment in the Sahel region , with a view to supporting MINUSMA fulfil its mandate to stabilize 
Mali , 


Commending the role of the European Union Training Mission ( EUTM Mali ) in Mali in providing training 
and advice for the Malian Defence and Security Forces , including contributing to the strengthening of civilian 
authority and respect for human rights , and of the European Union Capacity Building Mission ( EUCAP Sahel Mali ) in 
providing strategic advice and training for the Police , Gendarmerie and Garde nationale in Mali , 


Recalling the mandate of MINUSMA as outlined in resolution 2364 ( 2017 ) , reiterating its strong support for 
the Special Representative of the Secretary - General for Mali , and for MINUSMA to assist the Malian authorities and 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

the Malian people in their efforts to bring lasting peace and stability to their country , bearing in mind the primary 
responsibility of the Malian authorities to protect the population , and welcoming the stabilizing effect of the 
international presence in Mali , including MINUSMA , 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Recalling the provisions of the Agreement calling upon the Security Council to give its full support to the 
Agreement , to closely monitor its implementation and , if necessary , to take measures against anyone hindering the 
implementation of the commitments contained therein or the realization of its objectives , 
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Recalling the provisions of resolution 2364 ( 2017 ) _expressing the readiness of the Security Council to 
consider targeted sanctions against those who take actions to obstruct or threaten the implementation of the 
Agreement , those who resume hostilities and violate the ceasefire , those who attack and take actions to threaten 
MINUSMA and other international presences , as well as those who provide support to such attacks and actions , 


the region , 


Taking note of the letter of the Government of Mali to the President of the Security Council of 9 August 2017 
underlining that the repeated violations of the ceasefire since the beginning of June 2017 , particularly in the Kidal 
region , pose serious threats to the fragile gains made in implementing the Agreement , and thus requesting the Security 
Council , in order to address the many obstacles to the implementation of the Agreement , to immediately establish a 
regime of targeted sanctions against those responsible for obstructing the implementation of the Agreement , 

Determining that the situation in Mali continues to constitute a threat to international peace and security in 


2 . 


Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations , 


Travel ban 

1. Decides that , for an initial period of one year from the date of the adoption of this resolution , all Member 
States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of 
individuals designated by the Committee established pursuant to paragraph 9 below , provided that nothing in 
this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory : 

Decides that the measures imposed by paragraph 1 above shall not apply : 

( a ) Where the Committee determines on a case - by - case basis that such travel is justified on the grounds of 
humanitarian need , including religious obligation ; 


( b ) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process ; 

( c ) Where the Committee determines on a case - by - case basis that an exemption would further the objectives 
of peace and national reconciliation in Mali and stability in the region ; 


3. Emphasizes that violations of the travel ban can undermine the peace , stability or security of Mali , observes 
that individuals who knowingly facilitate the travel of a listed individual in violation of the travel ban may be 
determined by the Committee to have met the designation criteria provided for in this resolution and calls 
upon all parties and all Member States to cooperate with the Committee as well as the Panel of experts 
established pursuant to paragraph 11 below on the implementation of the travel ban ; 

Asset freeze 


4. Decides that , for an initial period of one year from the date of the adoption of this resolution , all Member 
States shall freeze without delay all funds , other financial assets and economic resources which are on their 
territories , which are owned or controlled , directly or indirectly , by the individuals or entities designated by 
the Committee , or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction , or by entities owned or 
controlled by them , and decides further that all Member States shall ensure that any funds , financial assets or 
economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or 
entities within their territories , directly or indirectly to or for the benefit of the individuals or entities 
designated by the Committee ; 


5. Decides that the measures imposed by paragraph 4 above do not apply to funds , other financial assets or 
economic resources that have been determined by relevant Member States : 


( a ) To be necessary for basic expenses , including payment for foodstuffs , rent or mortgage , medicines and 
medical treatment , taxes , insurance premiums , and public utility charges or exclusively for payment of 
reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of 
legal services in accordance with national laws , or fees or service charges , in accordance with national 
laws , for routine holding or maintenance of frozen funds , other financial assets and economic 
resources , after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize , where 
appropriate , access to such funds , other financial assets or economic resources and in the absence of a 
negative decision by the Committee within five working days of such notification ; 
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( b ) 

To be necessary for extraordinary expenses , provided that such determination has been notified by the 
relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee ; 


7 . 
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( c ) 

To be the subject of a judicial , administrative or arbitral lien or judgment , in which case the funds , 
other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that 
the lien or judgment was entered into effect prior to the date of the present resolution , is not for the 
benefit of a person or entity designated by the Committee , and has been notified by the relevant State 
or Member States to the Committee ; 


( d ) Where the Committee determines on a case - by - case basis that an exemption would further the 
objectives of peace and national reconciliation in Mali and stability in the region ; 


6. Decides that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of 
paragraph 4 above of interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts , 
agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the 
provisions of this resolution , provided that any such interest , other earnings and payments continue to be 
subject to these provisions and are frozen , 


Decides that the measures in paragraph 4 above shall not prevent a designated person or entity from making 
payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity , provided that the 
relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity 
designated pursuant to paragraph 4 above , and after notification by the relevant States to the Committee of 
the intention to make or receive such payments or to authorize , where appropriate , the unfreezing of funds , 
other financial assets or economic resources for this purpose , 10 working days prior to such authorization ; 

Designation criteria 

8. Decides that the measures contained in paragraph 1 shall apply to individuals , and that the measures 
contained in paragraph 4 shall apply to individuals and entities , as designated for such measures by the 
Committee as responsible for or complicit in , or having engaged in , directly or indirectly , the following 
actions or policies that threaten the peace , security , or stability of Mali : 

( a ) Engaging in hostilities in violation of the Agreement ; 

( b ) 

Actions taken that obstruct , or that obstruct by prolonged delay , or that threaten the implementation of 
the Agreement ; 


( c ) Acting for or on behalf of or at the direction of or otherwise supporting or financing individuals and 
entities identified in subparagraphs ( a ) and ( b ) above , including through the proceeds from organized 
crime , including the production and trafficking of narcotic drugs and their precursors originating in or 
transiting through Mali , the trafficking in persons and the smuggling of migrants , the smuggling and 
trafficking of arms as well as the trafficking in cultural property ; 


( d ) Involvement in planning , directing , sponsoring , or conducting attacks against : ( i ) the various entities 
referenced in the Agreement , including local , regional and state institutions , joint patrols and the 
Malian Security and Defense forces ; ( ii ) MINUSMA peacekeepers and other UN and associated 
personnel , including members of the Panel of experts ; ( iii ) international security presences , including 
the FC - G5S , European Union Missions and French forces ; 


( e ) Obstructing the delivery of humanitarian assistance to Mali , or access to , or distribution of , 
humanitarian assistance in Mali ; 


( f ) 


( g ) 


Planning , directing , or committing acts in Mali that violate international human rights law or 
international humanitarian law , as applicable , or that constitute human rights abuses or violations , 
including those involving the targeting of civilians , including women and children , through the 
commission of acts of violence ( including killing , maiming , torture , or rape or other sexual violence ) , 
abduction , enforced disappearance , forced displacement , or attacks on schools , hospitals , religious 
sites , or locations where civilians are seeking refuge ; 


The use or recruitment of children by armed groups or armed forces in violation of applicable 
international law , in the context of the armed conflict in Mali ; 

New Sanctions Committee 

9. Decides to establish , in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure , a Committee of the 
Security Council consisting of all the members of the Council ( herein " the Committee ” ) , to undertake to 
following tasks : 

( a ) To monitor implementation of the measures imposed in paragraphs 1 and 4 above ; 
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( b ) To designate those individuals and entities subject to the measures imposed by paragraph 4 , to review 
information regarding those individuals , and to consider requests for exemptions in accordance with 
paragraph 5 above ; 
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( c ) To designate those individuals subject to the measures imposed by paragraph 1 , to review information 
regarding those individuals , and to consider requests for exemptions in accordance with paragraph 2 
above ; 


( d ) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures 
imposed above ; 


( e ) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States and international , 
regional and subregional organizations , in particular those in the region , including by inviting 
representatives of such States or organizations to meet with the Committee to discuss implementation 
of the measures , 


( f ) 

To seek from all States and international , regional and sub - regional organizations whatever information 
it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures 
imposed above ; 


( g ) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non - compliance 
with the measures contained in this resolution ; 


10. Requests the Secretary - General to make the necessary financial arrangements to enable the Committee to 
undertake the tasks mentioned in paragraph 9 above ; 

Panel of experts 

11. Requests the Secretary - General to create , for an initial period of thirteen months from the adoption of this 
resolution , in consultation with the Committee , a group of up to five experts ( " Panel of experts " ) , under the 
direction of the Committee , and to make the necessary financial and security arrangements to support the 
work of the Panel , expresses its intent to consider the renewal of this mandate no later than 12 months after 
the adoption of this resolution , and decides that the Panel shall carry out the following tasks : 


( a ) Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in this resolution , including through 
providing the Committee with information relevant to the potential designation at a later stage of 
individuals who may be engaging in the activities described in paragraph 8 above ; 


( b ) Gather , examine and analyse information from States , relevant United Nations bodies , regional 
organizations and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in this 
resolution , in particular incidents of non - compliance ; 


( c ) Provide to the Council , after discussion with the Committee , an interim update by March , 1 , 2018 , and 
a final report by September , 1 , 2018 , and periodic updates in between ; 


( d ) To assist the Committee in refining and updating information on the list of individuals subject to 
measures imposed by paragraphs 1 and 4 above , including through the provision of biometric 
information and additional information for the publicly - available narrative summary of reasons for 
listing ; 


( e ) To cooperate closely with INTERPOL and the United Nations Office on Drugs and Crime ( UNODC ) , 
as appropriate ; 


12. Requests that the Panel of experts has the necessary gender expertise , in line with paragraph 6 of resolution 
2242 ( 2015 ) : 


13. Notes that the selection process of the experts composing the Panel should prioritize appointing individuals 
with the strongest qualifications to fulfil the duties described above while paying due regard to the 
importance of regional and gender representation in the recruitment process ; 


14. Directs the Panel of experts to cooperate with other relevant expert groups established by the Security 
Council to support the work of its Sanctions Committees , including the Panel of experts established by 
resolution 1973 ( 2011 ) concerning Libya and the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team 
pursuant to resolutions 1526 ( 2004 ) and 2368 ( 2017 ) concerning ISIL ( Da'esh ) , Al - Qaida and the Taliban 
and associated individuals and entities ; 


15. Urges all parties and all Member States , as well as international , regional and subregional organizations to 
ensure cooperation with the Panel of experts and further urges all Member States involved to ensure the 
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safety of the members of the Panel of experts and unhindered access , in particular to persons , documents and 
sites in order for the Panel of experts to execute its mandate ; 

Role of MINUSMA 
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16. Encourages timely information exchange between MINUSMA and the Panel of experts , and requests 
MINUSMA to assist the Committee and the Panel of experts , within its mandate and capabilities ; 
Reporting and review 


17. Calls upon all States , particularly those in the region , to actively implement the measures contained in this 
resolution and to regularly report to the Committee on the actions they have taken to implement the measures 
imposed by paragraphs 1 and 4 above ; 


18. Requests the Committee to report orally , through its Chair , at least once per year to the Council , on the state 
of the overall work of the Committee , including alongside the Special Representative of the Secretary 
General for Mali on the situation in Mali as appropriate , and encourages the Chair to hold regular briefings 
for all interested Member States ; 


19. Requests the Special Representative of the Secretary - General for Children and Armed Conflict and the 
Special Representative for Sexual Violence in Conflict to share relevant information with the Committee in 
accordance with paragraph 7 of resolution 1960 ( 2010 ) and paragraph 9 of resolution 1998 ( 2011 ) ; 


20. Affirms that it shall keep the situation in Mali under continuous review and that it shall be prepared to review 
the appropriateness of the measures contained in this resolution , including the strengthening through 
additional measures , modification , suspension or lifting of the measures , as may be needed at any time in 
light of the progress achieved in the stabilization of the country and compliance with this resolution ; 

21. Decides to remain actively seized of the matter . 


Annexure II 

United Nations Security Council Resolution S / RES / 2649 ( 2022 ) 
Adopted by the Security Council at its 9119th meeting , on 30 August 2022 


The Security Council , 


Recalling all its previous resolutions , statements of its President and press statements on the situation in Mali , 
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty , unity and territorial integrity of Mali , emphasizing that the 
Malian authorities have primary responsibility for the provision of stability and security throughout the territory of 
Mali , and underscoring the importance of achieving national ownership of peace- and security - related initiatives , 


Recalling the provisions of the Agreement on Peace and Reconciliation in Mali ( " the Agreement " ) calling upon the 
Security Council to give its full support to the Agreement , to closely monitor its implementation and , if necessary , to 
take measures against anyone hindering the implementation of the commitments contained therein or the realization of 
its objectives , 


Reiterating that the United Nations , the African Union , the Economic Community of West African States ( ECOWAS ) 
and other international partners remain firmly committed to the implementation of the Agreement as a means to 
achieve long - term peace and stability in Mali , welcoming the holding in Bamako from 1 to 5 August 2022 of a high 
level decision - making meeting on the implementation of the Agreement and decisions made at that meeting , but 
stressing the need for action on these decisions , expressing regret that the Comité de suivi de l'Accord ( CSA ) has not 
met since October 2021 , further expressing a significant impatience with parties over the persistent delays in the 
implementation of the overall Agreement , which contribute to a political and security vacuum jeopardizing the 
stability and development of Mali , stressing the need for increased ownership and prioritization in the implementation 
of the Agreement , and further stressing the importance of the full , equal and meaningful participation of women in all 
the mechanisms established by the Agreement to support and monitor its implementation , 


Commending the role played by Algeria and other members of the international mediation team to assist the Malian 
parties to implement the Agreement , emphasizing the need for increased engagement by the members of the 
international mediation team for the implementation of the Agreement , and further underlining the central role the 
Special Representative of the Secretary - General for Mali should continue toplay to support and oversee the 
implementation of the Agreement by the Malian parties to the Agreement , 


Acknowledging the decisions on Mali of the ECOWAS Summit held in Accra on 3 July 2022 , and recalling the 
provisions of resolution 2640 ( 2022 ) on elections and the return to constitutional order , 
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Expressing great concern at the violent and unilateral actions taken by non - State actors in Mali hampering the return 
of State authority and basic social services , 


Strongly condemning the activities in Mali and the Sahel region of ISIL ( Da'esh ) and Al - Qaida - linked terrorist 
organizations , and condemning in the strongest terms these organizations continued attacks against civilians , 
representatives from local , regional and State institutions , national and international forces as well as against the 
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali ( MINUSMA ) , 
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Strongly condemning all abuses and violations of human rights and violations of international humanitarian law in 
Mali , including those involving sexual violence in conflict and the recruitment and use of children in armed conflict , 
calling upon all parties in Mali to bring an end to such violations and abuses and to comply with their obligations . 
under applicable international law , 


Stressing that the measures imposed by this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for 
the civilian population of Mali , 


Recalling the need for Member States to ensure that all measures taken by them to implement this resolution comply 
with their obligations under international law , including international humanitarian law , international human rights 
law and international refugee law , as applicable , 


Expressing concern at the stalled implementation of the Agreement , stressing that all parties to the Agreement share 
the primary responsibility to make steadfast progress in its implementation , and recalling its readiness to respond with 
measures pursuant to resolution 2374 ( 2017 ) should the parties engage in hostilities in violation of the Agreement , take 
actions that obstruct , or that obstruct by prolonged delay , or that threaten the implementation of the Agreement , 


Taking note of the decisions of the Security Council Committee established pursuant to to resolution 2374 ( 2017 ) 
concerning Mali ( " the Committee " ) of 20 December 2018 and 10 July 2019 that several individuals be placed 
on the list of individuals and entities subject to measures pursuant to resolution 2374 ( 2017 ) ( “ the 2374 Sanctions 
List " ) and further taking note of the intention of the Committee to consider the removal of these individuals from the 
2374 Sanctions List if the priority measures listed in paragraph 4 of resolution 2584 ( 2021 ) are fully implemented and 
the individuals designated cease all illicit activities , including those listed in the statement of case , while stressing that 
the Security Council has not yet seen sufficient progress to merit such consideration , 

Reiterating its call for all States , particularly Mali and those in the region , to actively 

implement the measures contained in this resolution , 

Reiterating that individuals or entities placed on the 2374 Sanctions List shall not benefit from any financial , 
operational or logistical support from United Nations entities deployed in Mali , until their removal from the 2374 
Sanctions List and without prejudice to the exemptions set by paragraphs 2 , 5 , 6 and 7 of resolution 2374 ( 2017 ) , and 
welcoming the measures already taken by United Nations entities deployed in Mali to ensure these individuals or 
entities do not benefit from such support , 

Taking note of the final report ( S / 2022 / 595 ) of the Panel of Experts , 

Noting the importance of continued cooperation and information exchange between the Panel of Experts and all other 
United Nations entities operating in Mali , within their mandates and capabilities , 

Determining that the situation in Mali continues to constitute a threat to international peace and security in the region , 
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations , 


2 . 

1. Decides to renew until 31 August 2023 the measures as set out in paragraphs 1 to 7 of resolution 2374 ( 2017 ) ; 
Reaffirms that these measures shall apply to individuals and entities as designated by the Committee , as set forth 
in paragraphs 8 and 9 of resolution 2374 ( 2017 ) , including for involvement in planning , directing , or committing 
acts in Mali that violate international humanitarian law , which may include attacks against medical personnel or 
humanitarian personnel ; 


3 . 


4 . 


Welcomes the designation by the Malian authorities of a focal point responsible for communication with the 
Committee established pursuant to resolution 2374 ( 2017 ) with respect to the implementation of the measures 
mentioned in paragraph 1 of this resolution , and calls for swift and timely dialogue and exchange of information 
between the Malian authorities and the Committee ; 


Decides to extend until 30 September 2023 the mandate of the Panel of Experts , as set out in paragraphs 11 to 
15 of resolution 2374 ( 2017 ) , as well as the request to MINUSMA , as set out in paragraph 16 of resolution 2374 
( 2017 ) , expresses its intention to review the mandate and take appropriate action regarding its further extension 
no later than 31 August 2023 , and requests the Secretary - General to take the necessary administrative measures 
as expeditiously as possible to re - establish the Panel of Experts , in consultation with the Committee , drawing , as 
appropriate , on the expertise of the current members of the Panel of Experts , and calls upon all Member States 
to facilitate the work of the Panel ; 
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6 . 

7 . 
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Requests the Panel of Experts to provide to the Council , after discussion with the Committee , a midterm report 
no later than 28 February 2023 , a final report no later than 15 August 2023 , and periodic updates in between , as 
appropriate ; 

Reaffirms the reporting and review provisions as set out in resolution 2374 ( 2017 ) ; 
Decides to remain actively seized of the matter . 


[ F. No. U.II / 152 / 32 / 2022 ] 
PRAKASH GUPTA , Jt . Secy . 
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